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कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न सं. 81
22 दिसम्‍बर, 2017 को उत्‍तरार्थ
विषय: किसानों की आय को दुगुना करने की योजना
*81. श्री प्रभात झा:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्रीय सरकार वर्ष 2020 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में कई विशेष योजनाओं के कार्यान्वयन पर तेजी से और सफलतापूर्वक कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)  क्या  ई-राष्ट्रीय  कृषि  बाजार  योजना (ई-एनएएम)  के  कार्यान्वयन  के  बाद  अनेक किसानों की आय में वृद्धि हुई है; और
(घ)  यदि  हां,  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)  
(1)  से (घ):   विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
किसानों की आय को दुगुना करने की योजना के संबंध में दिनांक 22.12.2017 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले प्रश्‍न संख्‍या 81 के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण। 
(क) एवं (ख):  जी हां, केंद्र सरकार, किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दुगुना करने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने संबंधित विषयों का परीक्षण करने के लिए मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, राष्‍ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग की अध्‍यक्षता में दिनांक 13.4.2016 को एक समिति का गठन किया है। मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए इस समिति की अब तक, 6 बैठकें हुई है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लिए रणनीति बनाने हेतु विभिन्‍न कृषि क्षेत्रों पर ध्‍यान केंद्रित करने के लिए इस समिति ने 12 उप-समूह गठित किए है। अभी तक, समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्टो के 6 खंडों को जनता की राय जानने के लिए इस विभाग की वेबसाइट (http://agricoop.nic.in/doubling-farmers) पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ-साथ ही समिति ने सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए विभिन्‍न सुझाव दिए हैं। 
i. .................राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र कृषि उत्‍पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2017   
ii. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) की पुनर्संरचना 
iii. वर्ष 2019-20 तक दलहन उत्‍पादन को 24 मिलियन एमटी तक बढ़ाने के लिए रोडमैप 
  iv. राष्ट्रिय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई- कृषि और संबन्धित क्षेत्र पुनरुद्धार लाभकारी 
दृष्टिकोण (रफ्तार) को तीन वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है। इसमे किसानों 
द्वारा किए जा रहे प्रयासो को सुदृढ़ करने, जोखिम कम करने तथा कृषि व्यापार- 
उद्यमिता के संवर्धन के जरिये खेती को लाभकारी आर्थिक क्रिया-कलाप बनाने की 
स्वीकृति है।  
सरकार का उद्देश्‍य कृषि क्षेत्र को उत्‍पादन केंद्रित बनाने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देना है। किसान की आय कृषि (बागवानी सहित), डेयरी, मात्‍स्‍यिकी आदि तथा मधुमक्‍खी पालन, ‘’हर मेढ़ पर पेड़’’ जैसी सहायक गतिविधियों के साथ-साथ दिहाड़ी श्रमिक, खेत से बाहर की गतिविधियों आदि से प्राप्‍त होती है। कृषि से होने वाली आय को किसान की आय के मुख्‍य स्रोत माना जाता है। 
वर्तमान में किसानों के लिए अधिक आय को एक समरूप बनाने के लिए सरकार विभिन्‍न योजनाएं कार्यान्‍वित कर रही है। ब्‍यौरा इस प्रकार है:- 
· उत्‍पादकता प्राप्‍ति के माध्‍यम से अधिक उत्‍पादन के लिए 
· राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)- अनाज, दलहन, तिलहन, पोषक तत्‍वों से समृद्ध अनाज, वाणिज्‍यिक फसलें 
· समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)- बागवानी फसलों की उच्‍च वृद्धि दर 
· खेती की लागत में कमी के लिए गतिविधियां 
· मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी) (दो वर्षीय चक्र)- उर्वरक अनुप्रयोग का विवेकपूर्ण प्रयोग सुनिश्‍चित करना और इस तरह से किसानों का लागत कम करना एवं उत्पादन बढ़ाना 
· नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) (सार्वभौमिक)- इसे यूरिया के उपयोग को विनियमित करने, फसल के लिए नाइट्रोजन की उपलब्‍धता बढ़ाने और उर्वरक अनुप्रयोग की लागत को कम करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है 
· प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- ‘’हर खेत को पानी’’ के उद्देश्‍य से लघु सिंचाई घटक (1.2 मिलियन हेक्‍टेयर/वर्ष लक्ष्‍य) सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ जल स्रोत, वितरण नेटवर्क तथा फार्म स्‍तरीय अनुप्रयोग सुविधा एक छोर से दूसरे छोर तक करना शामिल हैं। 
· लाभकारी आय सुनिश्‍चित करना 
· राष्‍ट्रीय कृषि मंडी स्‍कीम बेहतर मूल्‍यों की प्रदानगी, पारदर्शिता लाने तथा ‘एक राष्‍ट्र एक मंडी’ की ओर अग्रसर होने के लिए किसानों को उनके उत्‍पादों का उन्‍नत लाभकारी मूल्‍य दिलाने में सक्षम बनाने के वास्‍ते प्रतियोगिता करके कृषि बाजार में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए एक नवीन बाजार प्रक्रिया है।
· राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा इसे अपनाए जाने के लिए एक नया माडल ‘’कृषि उत्‍पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2017’’ को 24 अप्रैल, 2017 को जारी किया गया है। इसे पहले के माडल एपीएमसी अधिनियम, 2003 के संबंध में काफी विचार-विमर्श करने के पश्‍चात और कृषि विपणन क्षेत्र में अपेक्षित प्रगतिशील सुधारों को शामिल किए जाने की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। वेयरहाऊसेज मृदा/शीतागारों अथवा ऐसी संरचनाओं को मंडी उप-यार्डों के रूप में घोषित करते हुए माडल एपीएलएम अधिनियम, 2017 में किए गए प्रावधानों में निजी मंडियों, सीधे विपणन, कृषक उपभोक्‍ता मंडियों, विशेष जींस मंडियों की स्‍थापना किया जाना शामिल है। इस माडल अधिनियम को विभिन्‍न राज्‍यों द्वारा अपनाए जाने की प्रक्रिया विभिन्‍न चरणों में है। 
· वेयरहाऊसिंग और फसलोपरांत ब्‍याज की रियायती दर का ऋण जिससे की किसानों द्वारा मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को हतोत्‍साहित किया जा सके और साथ ही उन्‍हें उनके उत्‍पाद नेगोसिएबल रसीदों के बदले वेयरहाऊसेज में रखने को प्रोत्‍साहित किया जा सके।
· न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी)- को कुछ फसलों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। सरकार की मूल्‍य नीति का उद्देश्‍य यह है कि उनके उत्‍पाद की एमएसपी पर खरीद का प्रस्‍ताव देकर किसानों के लिए लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित किया जाए। 
· मूल्‍य समर्थन स्‍कीम (पीएसएस) और मंडी हस्‍तक्षेप योजना (एमआईएस)- तिलहनों, दलहनों और कपास की खरीद संबंधी राज्‍य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा मूल्‍य समर्थन स्‍कीम (पीएसएस) के तहत एमएसपी पर की जाती है। शीघ्र खराब होने वाले और पीएसएस के तहत कवर नहीं किए जाने वाले कृषि एवं बागवानी उत्‍पादों की खरीद के लिए मंडी हस्‍तक्षेप योजना (एमआईएस) है।    
· जोखिम प्रबंधन और सतत पद्धतियां 
· प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्सरंचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्‍ल्‍यूसीआईएस) (वर्ष 2018-19 तक 50% जीसीए शामिल करने वाली) विशिष्‍टीकृत स्‍थितियों में फसलोपरांत जोखिमो सहित फसल चक्र के सभी चरणों पर बीमा सुरक्षा मुहैया कराती है और बहुत कम प्रीमियम दरों पर किसानों के लिए उपलब्‍ध है।   
· परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)- को देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की दृष्‍टि से कार्यान्‍वित किया जा रहा है। इससे मृदा स्‍वास्‍थ्‍य और जैविक सामग्री में सुधार होगा तथा साथ ही किसानों की निवल आय में वृद्धि होगी। 
· पूर्वोत्‍तर जैविक खेती मिशन- एमओवीसीडी (एनई)- देश के पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में जैविक खेती की संभावनाओं को मूर्त रूप दे रहा है। 
· सहायक गतिविधियां इस प्रकार है: 
कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान ‘हर मेड पर पेड’ योजना आरंभ की गई। इसमें फसलों/फसल प्रणाली के साथ हर मेड पर पेड़ लगाने की योजना है। यह स्‍कीम उन राज्‍यों में कार्यान्‍वित की जा रही है जिन्‍होंने इमारती लकड़ी की ढुलाई के लिए उदार ढुलाई विनियमों को अधिसूचित किया है। इस स्‍कीम का कार्यान्‍वयन  8 राज्‍यों में वर्ष 2016-17 के दौरान आरंभ किया गया है तथा 12 अन्‍य राज्‍यों में उदार ढुलाई अधिनियमों को अधिसूचित करने के बाद वर्ष 2017-18 में कार्यान्‍वित किया गया। अन्‍य राज्‍यों को भी उदार ढुलाई विनियमों को अधिसूचित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि वानिकी से न केवल मृदा जैविक कार्बन में वृद्धि होगी बल्‍कि इससे किसानों की अतिरिक्‍त आय भी होगी।  
मधुमक्‍खीपालन  - पिछले 3 वषों के दौरान (वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2016-17) मधुमक्‍खी कॉलोनी की संख्‍या 10 लाख बढ़ गई है अर्थात वर्ष 2014-15 के दौरान 20 लाख मधुमक्‍खी कालोनियों की संख्‍या वर्ष 2016-17 के दौरान बढ़कर 30 लाख हो गई है। वर्ष 2011-14 के दौरान शहद का उत्‍पादन 2,18,950 मीट्रिक  टन था जो वर्ष 2014-17 के दौरान बढकर 2,63,930 मीट्रिक टन हो गया अर्थात इसमें 20.54 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। 
दुग्‍ध क्षेत्र : पशुपालन के विकासार्थ सफेद क्रांति का आह्वान करते हुए डेयरी से संबंधित विभिन्‍न स्‍कीमों तथा राष्‍ट्रीय गोकुल मिशन, राष्‍ट्रीय गौवंशी उत्‍पादकता मिशन और डेयरी विकास से संबंधित विभिन्‍न स्‍कीमों को कार्यान्‍वित किया जा रहा है। 
मत्‍स्‍यपालन – मत्‍स्‍यपालन क्षेत्र की जबरदस्‍त क्षमता को दृष्‍टिगत रखते हुए भूभागीय और समुद्रीय दोनों क्षेत्रों में मत्‍स्‍य उत्‍पादन पर विशेष ध्‍यान देने हुए बहुआयामी कार्यकलापों के साथ नीली क्रांति स्‍कीम कार्यान्‍वित की जा रही है। 
(ग) एवं (घ):  कृषि विपणन राज्‍य का विषय है। इसके अलावा पारदर्शी तरीके से किसानों को लाभकारी मूल्‍य मुहैया कराए जाने की दृष्‍टि से सरकार 14.4.2016 से राष्‍ट्रीय कृषि मंडी योजना का कार्यान्‍वयन कर रही है, इसे लोकप्रिय रूप से ई-नाम योजना के नाम से जाना जाता है। इस स्‍कीम का उद्देश्‍य कृषि उत्‍पादों का अंतरमंडी और अंतरराज्‍यीय व्‍यापार करने के लिए एक वेब आधारित एकीकृत कृषि-विपणन पोर्टल तैयार करना है जिसमें उत्‍पाद के गुणवत्‍तापरक आकलन के आधार पर आन-लाइन एवं पारदर्शी बोली के माध्‍यम से किसानों को उनके उत्‍पादों का बेहतर मूल्‍य प्राप्‍त करने के लिए किसानों का पता लगाया जा सकता है। बिचौलियों की भूमिको को समाप्‍त करने के लिए किसानों के बैंक खातों में सीधे कैशलेस भुगतान किए जाने का लक्ष्‍य रखा गया है। अनुमोदित स्‍कीम के अनुसार पूरे देश में मार्च, 2018 तक 585 मंडियों को जोड़ा जाना है। आज की स्‍थिति के अनुसार 14 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में 470 मंडियों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा गया है। दिनांक 18.12.2017 की स्‍थिति के अनुसार ई-नाम पोर्टल पर कुल 144.30 लाख टन विभिन्‍न कृषि जिंसों का व्‍यापार किया गया है जिनकी कीमत 35816.66 करोड़ रू. है। इसी तारीख तक 67,75,650 किसान/विक्रेता पंजीकृत किए गए हैं। यह देखा गया है कि बोली की पद्धति में परिवर्तन हो रहा है और किसानों को निश्चित लाभ हुआ है।    
